
प्रेस विज्ञप्ति
नेशनल लोक अदालत दिनांक   09.12.2023   हेतु खण्डपीठ का गठन  

     माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री
महेन्द्र कु मार जैन के  मार्गदर्शन में दिनांक  09.12.2023  को जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल
न्यायालय ब्यौहारी,  बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के  निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के  द्वारा कु ल  23

न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के
निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल में 10 खण्डपीठों, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 04, सिविल
न्यायालय बुढ़ार में 05 एवं सिविल न्यायालय जयसिंहनगर में 04 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला न्यायालय शहडोल में न्यायिक अधिकारीगण क्रमशःमाननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्री महेन्द्र कु मार जैन, श्री बी.एल. प्रजापति विशेष न्यायाधीश, सुश्री प्रतिभा साठवणे प्रधान न्यायाधीश
कु टुं ब न्यायालय,  श्री आमोद आर्य प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,  श्री प्रिवेन्द्र कु मार सेन,

तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,श्रीमती प्रीति साल्वे,  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  श्री मधुसूदन
जंघेल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, श्री अंजय कु मार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,

सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,  श्री ऋषभ डोंनल सिंह  ,  तृतीय व्यवहार
न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की खण्डपीठ गठित की गई है । सिविल न्यायालय ब्यौहारी में न्यायिक
अधिकारीगण श्री  निसार  अहमद जिला  एवं  अपर सत्र न्यायाधीश,   श्री  कमलेश साहू  व्यवहार
न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,  श्रीमती किरण वर्मा , व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुश्री रानू रिछारिया,
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की खण्डपीठ गठित की गई है। सिविल न्यायालय बुढ़ार से
न्यायिक अधिकारीगण  श्रीमती सुमन उईके , अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री राहुल वर्मा,
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,   श्रीमती शोभना गौतम,  व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,  सुश्री
आकांक्षा टेकाम,  व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,  श्रीमती रेखा द्विवेदी,  द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड की खण्डपीठ गठित की गई है। इसी प्रकार सिविल न्यायालय जयसिंहगर से न्यायिक
अधिकारीगण श्री अभिषेक गोयल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,  श्रीमती प्रगति मित्रा,  व्यवहार
न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,  श्री रामअचल पाल,  व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,  श्रीमती कमला उईके ,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की खण्डपीठ गठित की गई है।  जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण की सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने बताया कि नेशनल लोक
अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउन्स के  प्रकरणों, पारिवारिक
एवं वैवाहिक प्रकरणों,  मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जायेगा।  बैंक एवं
वित्तीय संस्थानों के  प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के
माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है  तथा विवाद
हमेशा के  लिए समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों एवं विद्युत अधिनियम
से संबंधित पूर्ववाद प्रकरणों में शासन के  द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों के  अनुसार छू ट प्राप्त
होगी।



   नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के  निराकरण हेतु निम्नानुसार छू ट दी जावेगीः  -  

1. प्री-लिटिगेशन स्तर परः- कं पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं
आंकलित राशि के  भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 
30 दिवस की अवधि समाप्त होने के  पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छू ट दी जावेगी।

2 लिटिगेशन स्तर परः- कं पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं 
आंकलित राशि के  भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 
30 दिवस की अवधि समाप्त होने के  पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छू ट दी जावेगी।

3 उपरोक्तानुसार छू ट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के  तहत दी जावेगीः-
1.   दिनांक  09  दिसंबर  2023  (शनिवार)  को  आयोजित  होने  वाली  लोक  अदालत  में  
उपरोक्तानुसार दी जा रही छू ट आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार 
मात्र) तक के  प्रकरणों के  लिये सीमित रहेगी।

   2.  आवेदक को निर्धारित छू ट के  उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का 
एकमुश्त भुगतान करना होगा।

   3.  उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके  
नाम पर किसी अन्य संयोजन /संयोजनों के  विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण 
भुगतान भी करना होगा।

    4.  आवेदक के  नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थित में छू ट का लाभ प्राप्त करने
हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छे दित संयोजनों के  विरूद्ध 
बकाया राशि(यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

    5. नेशनल लोक अदालत मे छू ट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृ त उपयोग पहली बार 
किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी।विद्युत चोरी/अनाधिकृ त उपयोग के  प्रकरणों में पूर्व 
की लोक अदालत/अदालतों में छू ट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छू ट के  पात्र नहीं होंगे।

    6. सामान्य विद्युत देयकों के  विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छू ट नहीं दी जावेगी।
4. उक्त छू ट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 में समझौता करने के  लिए ही लागू

रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के  प्रावधान अनुसार वसूल की जावगी।

नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के  प्री  -  लिटिगेशन प्रकरणों में निम्नानुसार छू ट दी जावेगीः  -  
1. संपत्तिकर के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि  50  हजार रूपये तक   

बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छू ट।
2. संपत्तिकर के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु

1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छू ट।
3. संपत्तिकर के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया

है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छू ट।



4. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 
राशि 10 हजार रूपये  तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत  तक की छू ट।

5. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 
राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है,  मात्र अधिभार में 75 

प्रतिशत तक की छू ट।
6. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के  ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 

राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50   प्रतिशत तक की छू ट।
7. यह छू ट मात्र एक बार ही दी जावेगी।
8. दिनांक 09 दिसंबर 2023 की नेशनल लोक अदालत के  लिए यह छू ट वित्तीय वर्ष 2022-2023 

तक की बकाया राशि पर देय होगी। 
9. छू ट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सके गी, जिसमें कम से  कम 50

प्रतिशत राशि लोक अदालत के  दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम
एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। 

       नेशनल लोक अदालत में निराकृ त होने वाले प्रकरणों के  संबंध में विधिक प्रावधानों की
जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जिला न्यायालय शहडोल के  कार्यालय में संपर्क  किया
जा सकता है।


